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जिसका उत्‍तर 27 जुलाई, 2015 को दिया जाना है ।
.....
स्वच्छ गंगा मिशन
799.  श्री विजय गोयल:
क्‍या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(1) स्वच्छ गंगा मिशन की स्थिति क्या है;  
(2) क्या सरकार को यह जानकारी है कि यह एक आर्थिक मामला है क्योंकि इस पर 500 मिलियन लोगों की आजीविका निर्भर है;
(3) यदि हां, तो क्या सरकार ने नदी को प्रदूषित करने वाले उद्योगों को चिह्नित किया है;
(4) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(5) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाए हैं?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री  (सुश्री उमा भारती)
(क) राष्‍ट्रीय स्‍वच्‍छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में 12 अगस्‍त, 2011 को स्‍थापित किया गया था और वर्ष 2009 में स्‍थापित राष्‍ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) का एक कार्यान्‍वयनकारी अंग है। केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने 20,000 करोड़ रूपए की कुल लागत वाले एक व्‍यापक कार्यक्रम के अंतर्गत सभी वितरिकाओं को शामिल करके गंगा के पुनरूद्धार हेतु  13 मई, 2015 को 5 वर्ष के लिए एक विस्‍तृत दृष्टिकोण के तौर पर नमामि गंगे कार्यक्रम अनुमोदित किया है।
(ख) जी, हां। सरकार को इस बात की जानकारी है कि अज्ञात समय से कई समुदाय अपनी पारम्‍परिक जीविका के लिए गंगा पर निर्भर रहे हैं। 
(ग) से (ड.) जी, हां। सीपीसीबी ने पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम  की धारा 5 के अंतर्गत 200 उद्योगों को जल (पीसीपी) अधिनियम, 1974 की धारा 18 (1) (ख) के अंतर्गत 178 उद्योगों को निर्देश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्‍त इसने 68 इकाईयों को बंद करने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश राज्‍य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने माननीय राष्‍ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देश पर 98 चरम शोधनशालाओं को बंद करने का निर्देश दिया है जो बोर्ड की अनुमति के बिना चल रही हैं। 

सीपीसीबी ने पूरी तरह प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाईयों को निकलने वाले बहिस्राव की गुणवत्ता की निगरानी के लिए तात्‍कालिक निगरानी प्रणाली स्‍थापित करने का निर्देश दिया है। सीपीसीबी ने उद्योगों को जीरो लिक्विड डिस्‍चार्ज लागू करने के लिए क्षेत्रवार और समयबद्ध निर्देश भी दिए हैं।
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